भारत सरकार
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय
खाद्य और सार्वजनिक वितरण विभाग
राज्‍य सभा
अतारांकित प्रश्‍न संख्या 953
03 दिसम्‍बर, 2012 के लिए प्रश्‍न
खाद्य कानून के अन्तर्गत गरीबी रेखा से ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवारों के लिए पात्रता
953.  श्रीमती टी0 रत्नाबाई: 
क्या उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे कि:
(क) क्या गरीबी रेखा के ऊपर और गरीबी रेखा से नीचे वाले परिवार अपेक्षाकृत कम अधिकारों के साथ नए खाद्य कानून के अन्तर्गत शामिल किए जाएंगे;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी ब्यौरा क्या है और इस संबंध में प्रत्येक राज्य सरकार की क्या राय है; और
(ग) तत्संबंधी वर्तमान स्थिति क्या है?

उत्तर
उपभोक्ता मामले, खाद्य और सार्वजनिक वितरण मंत्रालय में राज्य मंत्री (स्‍वतंत्र प्रभार)
(प्रो0 के0वी0 थॉमस)
(क) से (ग):    फिलहाल भारत सरकार 2.43 करोड़ अंत्योदय अन्न योजना परिवारों सहित गरीबी रेखा से नीचे के 6.52 करोड़ परिवारों के लिए 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की दर पर राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन खाद्यान्‍नों का आबंटन करती है। गरीबी रेखा से ऊपर के परिवारों के लिए खाद्यान्‍नों का आबंटन केन्‍द्रीय पूल में खाद्यान्‍नों की उपलब्‍धता और राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों द्वारा किए गए विगत के उठान पर निर्भर करते हुए किया जाता है। फिलहाल ये आबंटन विभिन्‍न राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों में 15 और 35 किलोग्राम प्रति परिवार प्रति माह की रेंज में है। 

लोक सभा में 22 दिसम्‍बर, 2011 को पुर:स्‍थापित राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक, 2011 में ग्रामीण आबादी के 75% तक, जिसमें कम-से-कम 46% आबादी प्राथमिकता वाले परिवारों की हो और शहरी आबादी के 50% तक, जिसमें कम-से-कम 28% आबादी प्राथमिकता वाले परिवारों की हो, को लक्षित सार्वजनिक वितरण प्रणाली के अधीन राजसहायता प्राप्‍त खाद्यान्‍न प्राप्‍त करने के लिए कवरेज प्रदान किया गया है। प्राथमिकता वाले परिवार 7 किलोग्राम खाद्यान्‍न प्रति व्‍यक्‍ति प्रति माह की दर से प्राप्‍त करने के लिए पात्र होंगे, जिनके मूल्‍य चावल, गेहूं और मोटे अनाजों के लिए क्रमश: 3,2,1 रूपये प्रति किलोग्राम से अधिक नहीं होंगे। आम परिवार कम-से-कम 3 किलोग्राम खाद्यान्‍न प्राप्‍त करने के पात्र होंगे, जिनके मूल्‍य गेहूं और मोटे अनाजों के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य के 50% और चावल के लिए न्यूनतम समर्थन मूल्य से निकाले गये मूल्‍य के 50% से अधिक नहीं होंगे। 

राष्‍ट्रीय खाद्य सुरक्षा विधेयक तैयार करते समय राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों सहित विभिन्‍न हितधारकों के साथ विभिन्‍न अवस्‍थाओं में परामर्श किए गए थे। राज्यों/संघ राज्य क्षेत्रों और अन्‍य हितधारकों से कवरेज और पात्रता सहित विधेयक के प्रारूप के विभिन्‍न प्रावधानों पर टिप्‍पणियां/सुझाव प्राप्‍त हुए थे। प्राप्‍त टिप्‍पणियों/सुझावों के आधार पर मंत्रिमंडल के अनुमोदन से विधेयक तैयार किया गया था और लोक सभा में पुर:स्‍थापित किया गया था। 

इस विधेयक की फिलहाल खाद्य, उपभोक्‍ता मामले और सार्वजनिक वितरण संबंधी संसदीय स्‍थायी समिति द्वारा जांच की जा रही है।
*******
